(1) क्‍या सरकार पवन ऊर्जा के उत्‍पादन हेतु ‘त्‍वरित अवमूल्‍यन लाभ’ (एक्‍सेलेरेटेड डेप्रिसिएशन बेनेफिट) व्‍यवस्‍था को पुन: शुरू करने का विचार कर रही है; 
(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; 
(3) क्‍या पवन ऊर्जा का उत्‍पादन करने वालों को उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन (जीबीआई) के भुगतान में विलंब हो रहा है; और 
(4) यदि हां, तो सरकार उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन के वितरण में सुधार लाने हेतु क्‍या-क्‍या उपचारात्‍मक उपाय कर रही है ?
 उत्‍त्‍ार
विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)
(1) :
जी, हां । 
(2) :
पवन परियोजनाओं के लिए त्‍वरित मूल्‍यहृास को वित्‍त विधेयक के माध्‍यम से पुन: बहाल किया जाता है ।
(ग) 
:
जी, हां । अपर्याप्‍त बजटीय प्रावधान की वजह से कभी-कभी पवन विद्युत उत्‍पादकों को जीबीआई के भुगतान में देरी हो जाती है । 
(घ)
:
मंत्रालय ने वित्‍त मंत्रालय से सकल बजटीय सहायता के अतंर्गत अतिरिक्‍त निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया है ।  
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